भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. 47 
14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: 
जम्मू-कश्मीर में कृषि उत्पादन हेतु योजना
*47. 
श्री शमशेर सिंह मन्हासः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर में घटती जा रही कृषि भूमि की तुलना में बढ़ती जा रही जनसंख्या को देखते हुए कृषि उत्पादन हेतु कोई विस्तृत योजना तैयार की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) 
(क) एवं (ख) विवरण सभापटल पर रखा गया है। 
‘जम्‍मू एवं कश्‍मीर में कृषि उत्‍पादन हेतु योजना’ के संबंध में दिनांक 14.12.2018 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 47 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क) राज्‍य सरकार, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात राष्‍ट्रीय खा़द्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन (एसएचएम), मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी), कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम), कृषि विस्‍तार उप मिशन (एसएमएई), कृषि वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आदि का कार्यान्‍वयन करके बढ़ती जनसंख्‍या को ध्‍यान में रखते हुए कृषि उपज का उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए आवश्‍यक उपाय कर रही है।  
(ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का वित्‍तीय पैटर्न जम्‍मू एवं कश्‍मीर सहित केंद्र और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के बीच 90:10 के अनुपात में है। 

वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जम्‍मू एवं कश्‍मीर राज्‍य हेतु निधियों (केंद्रीय अंशदान) का आबंटन निम्‍नलिखित है: 
	क्र. सं.
	योजनाएं
	आबंटन  (रुपये करोड़ में)

	
	
	2017-18
	2018-19

	1
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 
(क) एनएफएसएम-चावल/गेहूं/मोटे अनाज 
(ख) एनएफएसएम-तिलहन
	20.74

0.80
	12.76

0.89

	2
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	29.52
	19.83

	3
	समेकित बागवानी विकास मिशन
	46.00
	47.50

	4
	  प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) –प्रति बूंद अधिक फसल
	12.00
	13.00

	5
	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास 
	1.00
	2.00

	6
	परम्परागत कृषि विकास योजना 
	0.74
	0.76

	7
	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
	0.00
	0.70

	8
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
	2.23
	2.47

	9
	कृषि यंत्रीकरण उप मिशन 
	3.50
	13.62

	10
	कृषि विस्‍तार उप मिशन 
	7.07
	16.78

	11
	कृषि-वानिकी उप मिशन
	3.00
	3.00



जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) की घोषणा दिनांक 7 नवंबर, 2015 को की गई थी जिसमें तीन वर्षों के लिए जम्मू एवं कश्मीर में क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों के पुनरूद्धार तथा बागवानी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के दिशा-निर्देशों से जुड़े कार्यकलापों के लिए क्रमश: 47.89 करोड़ रुपये और 75.00 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2018-19 के लिए, 150 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। दिनांक 01.04.2018 की स्‍थिति के अनुसार राज्य का अव्‍ययित शेष 40.28 करोड़ रुपये का है। लेह और कारगिल में शीत भंडार गृहों के निर्माण की सुविधा के लिए जम्‍मू एवं कश्‍मीर सरकार को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है तथा सोलर ड्रायर की स्‍थापना के लिए 50 प्रतिशत की सब्‍सिडी सहायता भी अनुमोदित की गई है। 
********
